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HARYANA GOVT GAZ ., SEPT . 15, 1987 ( BHDR. 24, 1909 SAKA) 


[ PARTI 


श्रम विभाग 


पादेश 


दिनांक 26 अगस्त , 1987 


सं ० प्रो ० वि ० कुरु ०/ 33-ए -87/ 33750.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मे ० ( 1 ) सचिव , हरियाणा 
राज्य बिजली बोर्ड, चण्डीगढ़, ( 2 ) कार्यकारी अभियन्ता हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड ढांड, जिला कुरुक्षेत्र , के श्रमिक श्री 
राम चन्द, पुत्र श्री साधु राम , गांव चूहड़ माजरा, तहसील कैथल , जिला कुरुक्षन तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके 
बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 


मौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


18 


इसलिए, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसक द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० ( 44 ) 64-3 श्रम , दिनांक 
अप्रैल , 1984, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठिन श्रम न्यायालय , अम्बाला , को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे 
लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते है जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच 
या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला 


. 


. 


+ 


क्या श्री राम चन्द्र की सेवा समाप्त की गई है या उसने स्वयं नं.करी से गैर हाजिर रह कर 

लियन खोया है ? इस बिन्दु पर निर्णय के फलस्वरूप वह किस राहत का हकदार है ? 

सं ० ओ ० वि ० यमुना 56-87/ 33757.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० मुख्य वनपाल , हरियाणा 
चण्डीगढ़, के श्रमिक श्री फकीर चन्द, पुत्र श्री नत्था राम , नाहन रोड़, हरिजन बस्ती नाराणगढ़, जिला अम्बाला तथा उसके 
प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं 

इसलिए, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा मरकारी अधिसूचना सं0-3( 41) 84-3- थम , दिनांक 18 अप्रैल , 
1984, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , अम्बाला, को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे 
लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रवन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो 
विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है : 

क्या श्री फकीर चन्द की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं. प्रो . वि . हिमार! 14-86/ 33763 .-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० ( 1 ) निदेशक प्रबन्धक , 
हरियाणा राज्य माईनर सिंचाई ट्यूबबैल कारपोरेशन चण्डीगढ़ , ( 2 ) हरियाणा राज्य माईनर सिंचाई ट्युबबैल कारपोरेशन 
फतेहाबाद ( हिसार ), के श्रमिक श्री राम किशन, पुन श्री कश्मीर सिंह मार्फत मजदूर ए ता यूनियन , नागोरी गेट, हिसार 
तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 


-- 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


इसलिये , अब , औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं . 9641-1 - श्रम -78 32573, दिनांक 6 नवम्बर, 
1970 के साथ गठित सरकारी अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे 
संबंधित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या 
तो विवादग्रस्त मामला है या उक्न विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है : 


क्या श्री राम किशन की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 


